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इस भाग में नि पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलम के रूप में 

रखा जा सके 
Seporate poglug is given to this part In order that it may be filed as a sepurute 
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-- - - - - - - . - - . - 
विधि , न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय 

संसद निरर्हता (निवारण ) अधिनियम , 1959 की घाग 3 ( ज ) के उप 
(विधायी विभाग ) 

बन्ध लागू होते है । 
अधिसूचना 

अतः मैं , जैल सिह , भा [ फा राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 103 

के अधीन मुझे प्रवस शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग की 
नई दिल्ली , 29 नवम्बर, 1982 

गय के अनुसार यह निर्णय करता हूं कि उक्त श्री एम०ए० दौराई 

सबस्टियान लोक सभा का सवस्य होने के लिए संविधान के अनुच्छेद 
का मा० 836 ( अ ) :--- राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित 

102 ( 1 ) ( क ) में पणित निरर्हता से प्रस्त नहीं हुए हैं । 
प्रादेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :--- 
आवेश 

जैल सिंह 

मारत का राष्ट्रपति 
मी एम . सफाया , अधिवक्ता, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 23 फरवरी, 
1982 को राष्ट्रपति को प्रस्तुत की गई एक मर्जी के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति भवन , 
राष्ट्रपति के समक्ष यह प्रश्न उत्पन्न हुआ है मया लोफ समा के पासीन नई दिल्ली । 
मदस्य श्री एस०ए० दोराईसबस्टियान अल्पसंख्यक आयोग का सवस्य 

24 नवम्बर , 1982 
होने के कारण संविधान के अनुच्छेद 102 ( 1 ) (क ) में वणिस निरहता 

1982 का निर्देश मामला सं० 3 ( संविधान के अनुच्छेद 103 ( 2 ) 
मे प्रस्त हो गए हैं । 

के अधीन राष्ट्रपति से प्राप्त निदेश ) 
पौर भारत के राष्ट्रपति ने उन्त प्रश्न के सन्दर्भ में संविधान के 

लोक सभा के प्रासीन सदस्य, श्री एस०ए० दोराईसबस्टियान, की 
मनुच्छेद 103( 2 ) के प्रर्धीन निर्वाचन भायोग से राय मांगी है। 

अधिकथित निरर्हता के मामले में 
पौर निर्वाचन आयोग ने इस बाबत अपनी राय दी है (वेषिए उप. 
बन्ध ) कि उक्त श्री एस०ए० पोराईसबस्टियान , अपने को लागू नियंधनों 

राय 
और सतों पर अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य के रूप में अपनी नियुक्ति 

संविधान के अनुच्छेद 103 के अधीन किए गए इस निर्देश में राष्ट्रपति 
के कारण लोक सभा के सदस्य होने के लिए संविधान के अनुच्छेद के समक्ष उत्पन्न इस प्रश्न पर प्रायोग की गय मांगी गई है कि क्या 
102 ( 1 ) ( क ) के प्रधान निरर्हता से ग्रस्त नही हए हैं , क्योंकि उनको लोक सभा के पासीन सदस्य श्री एस०ए० वीपईसबस्टियान अल्प संख्यक 
102 6 GI/82 
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भायोग के सदस्य होने के प्राधार पर संविधान के अनुच्छेद 102 (1 ) 
( क ) में उल्लिखित निरहना से ग्रस्त हो गए हैं । 


2. यह प्रश्न राष्ट्रपति के समझा उम अर्शी के परिणामस्वरूप उत्पन्न 
हप्रा जो श्री एन एफाया, अधिवक्ता , दिल्ली उच्च न्यायालय ने 23 फरवरी , 
1082 को राष्ट्रपति को प्रस्तुत की थी । 

3. राष्ट्रपति के समक्ष प्री में दी गई मुख्य दलोल संक्षेप में निम्न 
लिखित है, अर्थात् .---- 

श्री एस०ए० दौराईभबस्टियान , गो इंडियन नेशनल कांग्रेस ( 1 ) 
पारा खड़े किए गए एक अभ्यर्थी थे और 1980 में करूर संसदीय 
निर्वाचन क्षेस से लोक सभा के लिए निर्वाचित हुए थे , अल्प 
संख्यक आयोग के सदस्य के रूप में एक वर्ष को अवधि के लिए उम 
समय नियुक्त किए गए थे जब वह लीक समा को सदस्यता धारण किए 
हुए थे । उन्होंने सरकार के साथ यह तय किया है कि वह लोक सभा के 
सदस्य के रूप में अपने बेतन को जो 1000 स० है , छोर देंगे भोर 
उसके बजाए पायोग के सदस्य का वेतन जो 3000 रु० प्रतिमारा है, 
स्वीकार करेंगे । श्री सबस्टियान बसानका पद पाा कार्यभार ग्रहण करने 

और उस पर की बाबत पेतन प्राप्त करमे के कारण - लाभ का पद धारण 
करने पाल हा गए हैं रिसको संविधान के अनुच्छेद 102 के उपबन्ध 
माग होते हैं । पल्पसंख्यक मायाग के राम और सदस्य अपने वेतन 
और परिलधियो मेमे के हकदार हैं और वे वास्तष में उन्हें लेत हा 
( संसद निरर्हता निवारण ) अधिनियम , 1959 में अल्पसंख्यक आयोग 
के सदस्यीं को उन्मुक्ति का उपबन्ध नहीं है क्योंकि अल्पमस्मक प्रायोग 
अस्थायी निकाय नहीं है बल्कि एक स्थायी निकाय है और यह समिति 
नहीं है बल्कि एक प्रायोग है जो उस अधिनियम की धारा 3 ( ज ) के 
विषय- क्षेत्र से बाहर है । 


गृह मंत्रालय के प्रादेश में , जिसके द्वारा श्री सबस्टियान को अल्पसंख्यक 
आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है , किसी परिलन्धि के लिए उप 
बन्ध नहीं है , जमा कि प्री में अभिकथित है । इसके विपरीत, सारीख 
8 जनवरी, 1982 याले मादेश में अन्तविष्ट नियुक्ति के निबन्धनों में 
म्पष्ट रूप से कहा गया है कि वह केवल यात्रा भत्ते और दैनिक भने 
के संदाय के हफवार होंगे और किसी यतन के हकदार नहीं होंगे । 
उन्हें कोई वेतन नहीं मिलना है और उन्होंने वास्तव में कोई सेतन लिया 
भी नहीं है । अम्पसंख्यक आयोग के प्रणामनिक अधिकारी द्वारा जारी 
किया गया इम प्राशय का एक प्रमाण पत्र भो लिखित कथन से संलग्न 
किया गया है । उन्होंने देमिक भसे के नाम से 5 ! /- रुपए प्रतिदिन की 
वर से केवल प्रतिकारात्मक भत्ता उसी दर से लिया है जो किसी संगद 
सदस्य को अनुशेय है और वह भी केवल उन्हीं दिनों के लिए लिया है 
जग उम्हे अल्पसंख्यक आयोग में काम करना पड़ा था । उन्होंने उन दिनो 
के लिए संसद सदस्य के रूप में कोई देनिक भत्ता नही लिया है । मरकार 
के भाग में यह स्पष्टतया अनुबंधित है कि यह केवल प्रतिकरात्मक भत्ते 
के हकदार हैं । इसलिए, वह संसद (निरर्हता निवारण ) अधिनियम , 
1959 में उपधित उन्मुगिन के हकदार हैं । वित मनालय ( वय विभाग ) 
के स्थायी मादेश कार्यालय ज्ञापन सं० एफ ( 26) - ई - IV/ 59, तारीख 
5 सितम्बर , 1980 के अधीन , वह केवल यावा भता और वैनिक मत्ता 
दिए जाने के हकदार हैं । 


7 . यद्यपि अर्जीदार में अभियाथनों के ममर्थन में कोई अपपपन 
फा नहीं किया , तो भी प्रायोग ने पक्षकारों की सुनवाई करने का 
विनिश्चय किया और सदनुसार सुनवाई के लिए 9 अगस्त , 1982 निमत 
की गई । प्रीवार को श्री मस्टयान के लिखित . पत र उमर 
मंलग्नकों को प्रति दी गई थी और उससे कहा गया था कि यह सभी 
मुसंगत दस्तावेजों और ममुचित रूप से शपथ लिए हुए शपथ पन द्वारा 
सम्यकप से समर्थिक प्रत्युतर पायम फाइल करें । मर्जीदार ने इस 
निवेश का भा अनुपालन नहीं किया । 


4. प्रीवार ने लोक सभा के चुका सदस्स के व्यक्तिगत चरित्र 
पौर आचरण तथा उसकी राजनीतिक संवद्धता प्रादि के विरूष कुछ 
अभिमपन भी किए हैं । उनमें प्रधान मंत्री के विकल जिनके दल में 
निर्वाचित सदस्य हैं , विवक्षित अभिमाथन हैं । ये अभिकथन मंविधान : 
प्रभाछेद 103 के अधीन प्रश्न का अवधारण करने के लिए बिल्कुल अमन 
है । ये , अधिक न पाहा जाए तो , अभद्र है । अर्जीवार एक वकील है प्रोर 
उससे लोष महत्व का मामला उठाते ममय शिष्टता भोर शालीनसा 
बरतने की माता की जाती है और उने निर्वाचित प्रतिनिधि के व्यक्ति 
गस प्राचरण और धरिम के विनद्ध अभियान नहीं करने चाहिए ये । 
इस तथ्य सेन बाद में प्रचार ने निर्वाचन आयोग के समा मामला 
वापस लेने के लिए एक अर्जी फाइल फो , यह प्रतीत होगा कि उमको 
मर्जी में अभिकथन बिना सोचे-समझे और उत्तरदायित्व की उम्म भावना 
के बिना किए गए थे । 


8. 9 अगस्त , 1932 को सुनवाई के समय आर्जीवार का प्रतिनिधित्व 
श्री पा० एन० जूडा, अधिवक्ता ने किया । उस दिन प्रायोग ने इस विषय 
में निम्नलिखित दो विवाधका विरचित किए :---- 

( 1 ) क्या संमद (निरहता निवारण ) अधिनियम , 1953 Tो धारा 
____ ( म ) मविधान के अनुसार अधिकारातीत है ; 

पोर 
( . ) या था सस्टियान और अल्पसख्दक आगोग म. सदस्य का पद 

समकार नारने के कारण लाभ का पद धारण भारत से जिरहता 
ग्रस्त हो गए है । 


5. भायोग ने सूपनाए जारी की जिनमें अर्जीवार से पानी अर्जी में 
किए गए मभिकायमी के समर्थन में सम्यक रूप से शपथ लिया गया शपथ 
पत फाइल करने को कहा गया किन्तु श्रीदार ने उन सूचनामों का उत्तर 
महीं पिया मोर कोई शपथपस फाइल नहीं किया । 


6. श्री दोराईसमस्टियानहरा फाइल किए गए लिखित कथन में मर्जी 
में किए गए अभिकथनों का बंटन किया गया है । घी सबस्टियान द्वारा 
किए गए निवेदन निम्नलिखित है :--- 


9. सुनवाई कि नमाप्ति पर अंडा ने नवदन या याद 
प्रायोग इस संबंध में अनुशा दे तो वह विभिन्न बातों को ध्यान में रखतं 
हुए अर्जी वापस लिए जाने के बारे में विचार करेंगे । उनसे कहा गया 
कि यह प्रायोग के विचारथिं एक औपचारिक मापदन फाइल पारे । 

- 10. अर्शीदार श्री एन० एफाया और उनके अधिवक्ता मारा, हस्ता 
क्षरिस तारीख 13 अगस्त , 1982 वाली एक भी मायोग को भेजी 
गई पी । इसमें यह कहा गया था कि मूल मर्गी मुम्पतः इप्स उपधारणा 
पर फाइल की गई था कि श्री सस्म्यिान पायोग के अन्य सदस्यों के 
बराबर में तन से रहे थे और यह इस वाष्टकोण पर आधारित पो कि 
उक्त नियुक्ति संसद (निरईता निवारण ) अधिनियम , 1959 को धारा 

( ज ) द्वारा संरक्षित नही है । उस प्राय दन में इस बार का भी उल्लेख 
किया गया था कि निर्वाचित सदस्य द्वारा फाइल किए गए 
लिखिन कयन से यह प्रगट हो आने के कारण कि यह अधिनियम 
में परिभाषित दैनिक भस से भिन्न कोई पारिश्रमिक नहीं में रहा है और 
प्रायोग के मदम्प के रूप में उसकी पदाधि उम अधिनियम का धारण 


उन्होने अल्पसंख्यक प्रायोग के सदस्य के रूप में पद 24 नवम्बर , 
1981 से धारण किया । अस्पर्ममयक आयोग एक लिखसफामूनी निकाय है 
जिसे सभ्य परक निवार्ष निकालने और राज्य या केन्द्रीय मरकार को 
सलाह देने के हास्य सौंप गए हैं । प्रायोग को कोई कार्यपालिका या धनीय 
शक्ति नहीं है । इस ममय आयोग एक अध्यक्ष और पार सदस्यों से गठिन 
है । उन्हें अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त करने के 
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भारत का राजपत्र प्रसाधारण 


- 


- 


- 


- 


3( ) के अधीन वनीता सं सक्षित है, अ चार मामले को आगे नही 
पाएगा बल्पिा उसे वापस ले नगा क्या क उसके द्वारा उल्लिखित आधार 
मध्यो के गान मत्मा पर मारित थे । 


है कि यह मामले की जांच करे और अपनी राय दे , भले ही वह व्यक्ति 
जिसने अर्जी प्रस्तुत की है, प्रायोग की महायता करे या न करे । इसलिए 
पायोग को उपलब्ध अभिलेख के आधार पर प्रश्न पर विचार करना 
होगा । आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई मर्जी को वापस लेने का प्रश्न 
ही नहीं उठता । 


11 दानो पक्षमारी को 11 मितम्बर , 1982 को सुनवाई के लिए 
सूचना भेजा गईभ । म भ प्रागार में इस बाम का उल्ने 
किया पाकि आगामी 

अवन पर विचार मारेगा और 
पक्षलारा का , पाया । हाग भाभत गुणागुण पर पक्षकारो की सुनयाई 
करने का विनिश्चय । मात । दगा भ ग मबंध मे मान - अपने 
निवन प्रान ने लिए तैयार ना चाहिए । तपन मार , 
11 सितम्बर, 198 ! का सुनवाइ या गई । तो अर्शीदार श्रीर ही 
उनके प्रधिना श्रा पी० न० ला उपस्थि : हो । दुर्भाग्यवश आयोग 
का इस मामले म मिचिन दा वित्राक्षा के अवधारण में मबध में 
अर्जीदार की गया पात नगे ई । 


___ 12 श्री एम मो० मारे, ज्येष्ठ अधिवक्ता , उच्चतम न्यायालय ने 
श्री मस्टियान का पोर में उपस्थित होकर यह निवेदन किया कि श्री 
सबस्टियान लोक सभा के सदस्य 4 कप गे निरहित नही हुए हैं क्योकि 
उनया मामला ममद (निरर्हता निवारण ) अधिनियम , 1959 की धारा 

( ज ) के नग । पाता । " ( श्रा अण्डार ) के अनुसार अल्प 
मन्या प्रायाग या गटन मरकार का नोक स्व के मामलो को नावस 
मलाह देने के प्रयोजन के लिए गौर ऐसे मामलो में जांच करने के 
प्रयोजन के लिए किया गया है । परिभाषा के अनुसार अल्पसंख्या आयाग 
उस अधिनियम की धारा 2( ब ) और ( ग ) के अधीन एक प्रायोग है । 
सटि एन धारण करने वाला उ " धिनियम के अर्थ प्रतिकरात्मक 
भले से मिला पारिश्रमिक पा सदार नही है तो वह पद जैसा 
कि उस अधिनियम की धारा 3 में परिकलिग है, धारण करने वाले का 
निरई नही करना ! वित्त मनालग का ज्ञापन सं० एफ 6 ( 26) - ई IV / 
59, नारीख 5 सितम्बर , 1970 पनव सदम्बा का भारत सरकार द्वारा 
गठिा समिनियो , आयोगो, जाँच वाडा, प्रादि में नियुक्त किए जाने पर 
उनका यात्रा भरते और न भत्ते + मदान मा यिनियमन करता है । 
इन बातो पर निर्भर होफर श्री एम . सा . भण्डारे न निवेदन किया कि 
श्री सबस्टियान ष्य या मायाग के सदस्य वा पदधारण गारने पर भी , 
जैमा कि समद ( TET शिरण ) अधिनियम , 1959 परिकल्पित है , 
लोम गभा या मदम्य हान के लिए किमी निरर्वता से उन्मुक्त है । 


15 पहला विवाधक , अर्थात् संसद (निरईता निवारण ) अधिनियम 
1959 की धारा ३( अ ) सविधान के अनुमार अधिकारातीत है या नहीं, 
अर्कीदार की ओर से उसके अधिवक्ता श्री पी०एन० डूडा के आग्रह पर 
विरचित किया गया है । 14 सितम्बर, 1982 को सुनवाई के समय 
श्री एडा के अनुपस्थित रहने के कारण प्रायोग श्री डूटा केप अभिवचन 
के समर्थन में कि धारा 3( स ) पत्रिकारातीत है , उनकी दलीलो का 
लाभ नहीं उठा पाया । जो भी हो , प्रायोग वर्तमान कारवाइयों में किर्स 
संसदीय विधि के उपबन्धो को शक्तिमत्ता के प्रश्न पर विचार नहीं मार 
सकता । पायोग से उसी रूप में विधि को लागू करने की अपेक्षा है, 
जैसी वह है और योवल इस बात की समीक्षा करने की अपेक्षा है कि 
विधि का कोई उपबन्ध विशेष सविधान के अनुच्छेध 103 के अधीन 
किसी दिए गए मामले में लागू होता है या नहीं । संसद (निरहंता 
निवारण ) अधिनियम , 1950 लगभग 20 वर्ष से भी अधिक पहले से 
लागू है । इसे सर्वोच्च न्यायालयो मे , मूर्थात , उन्नतम न्यायालय पार 
उच्च न्यायालय ने तथा मानोग भी कई मामलो में लाग किया है । 
अत कोई भी मुकदमा सरने वाला पायोग के समक्ष उसके अधिकार 
को चुनौती नहीं दे सकता । तदनुसार, यह अमिनिर्धारित किया जाता है 
कि प्रायोग को समद (निगहना निवारण ) अधिनियम , 1959 क उप 
बन्धा के आधार ५५ कारवाई नी चाहिर यशात व गावधान के 
अनभार समात्यापी है । हा विकाध मा नि तदनुसार है । 


13 मामले का , गणागण के श्राधार पर जाच करने के पूर्ष इस 
विवादका का अबधारण किया जाना है कि क्या कोई अर्जदार जिमने 
अनुच्छेद 107 : अधीन घिमी पदय का निरईता का प्रश्न उठाने 
हुए गगरपति के समक्ष भी फइगी , पयाग के समक्ष अर्जी बापम 
ने सकता है । 


14 प्रजी राष्ट्रपति के समक्ष फायर की गई है और राष्ट्रपति ने 
मामला मायोग को भेजा है । उठाया गया मामला लोक महत्व का है । 
प्रजातातिक निर्वाचनो का एक मात्र उद्देश्य उन सदस्या द्वारा विधायी 
सदनो का गठन करना है जो उस प्रास्थिति के हकदार हैं और यदि कोई 
सदस्य बाद में निरर्हता के कारण उस प्रास्थिति का ममपहत कर देना है 
सो यह उस निर्वाचन क्षेत्र के , जिसपा ऐमा सदस्य प्रतिनिधित्व करता है , 
हित में होगा कि ऐसे मामले को गष्ट्रपति के ध्यान में लाया जाए और 
यह सविधान के अनुच्छेद 103 के उपबन्धो के अनुसार उसका निर्णय 
करे । ऐसे व्यक्ति को जो अनुग्छद 102 ( 1 ) में यिनिादष्ट निर्हताना 
में से फिसी निरईमा से ग्रस्त हो गया है , विधायी निकाय का सदस्य नही 
रहने देना चाहिए । इन्चन गालय ने मुम्दावन नायक बनाम भारत 
निर्वाचन आयोग (एमाई मार 1965 - 7म मा - 1896 ) के मामले म 
प्रतिपादिा निमाला को ध्यान में रखते हुए आयोग को इम निवार्ष 
पर पचने में कोई हिचक नहीं है जब एक यार फाई अर्जी राष्ट्रपति 
के नमल फाइल पर वी गई है और गष्ट्रपति ने वह मामला प्रायोग 
को गित र विद्या , तर योग पा लिा य प्रावनकर हो जाता 


1 । वभागण थे HिT IT मात्र १t पर कि सपा भी 
मस्टिवान अल्पनर या मायांग है परम्प ा पर पारण नग्ने कारण 
मान्न परमार के नवीन गाम मा पदधारण र है और इसलिए , 
सविधा के अन्च 102 ( 1 ) ( क ) अधीन तिहमा में प्रस्त हा 
गा । श्री सास्टियान ने अपने लखिम पन में न्यष्ट गप से यह ग 
है कि वे अपमध्यम पायाग के सदस्य के रूप में कोई येनन या पारि 
अमिय नही । । माग म पश Eि TIT मिरोख में यह दाणम 
करने वाली कोई बात नही है 5170 प्रति दिन की उमी दर 
पर निगका समद | माई नदस्य मरता स्थायी अनुदेशो के अधीन 
हमादार , यात्रा भने और दैनिा भसे थे माय गे भिन्न किमी पारि 
श्रमिम नाम भार । विन मT Tम का कार्यालय ज्ञापन जिममे मिमी 
मार्मा सायन प्राधि में नियुक्त मसद 4 म . स्य 4 मात्रा पीर दैनिक 
भत्त के सदाय म लिए विस्तृत चन देण अधिधिा है, 1950 में जाग 
किया गया था । ये माईश मूल नियमी के अनुपूरक नियमों में रूप में 
संविधान के अनुच्छद 309 के परन्तुक द्वारा प्रयत्त पारिसपा का प्रयोग 
करते हुए , ममय भगय पर जारी किए जाते हैं । ये साधारण आदेश है 
जो समय के सभी सदस्यो का साग होते है और जो उनका समिसियो , 
प्रायोगो प्रावि मे नियुक्त किए जाने पर यात्रा मसा , निषा भत्ता और 
अन्य भत्ता के मदाय को विनियमित करने है । अल्पसंख्यक प्रायोग के 
सदस्य के रूप मे श्री वोराईमबस्टियान की नियुक्ति के निबन्धनो में , 
जो गृह मन्त्रालय के सारीख 8 जनवरी , 1982 वाले प्रादेश में लिए गए 
हैं यिनिदिष्ट रूप से यह अधिनायित है कि श्री धागाईमबम्टियान संमद 
मनस्य को अल्पसश्यक आयोग के सदस्य के रूप में उनके कर्तव्यो के 
सबध में यात्रा भत्ता , दाना भत्ता और अन्य भत्ता फा मदाम वित्त 
मन्त्रालय ( व्यय विभाग ) के कार्यालय ज्ञापन में . एफ - 6126 ) - E - IV ) 
59 भारीख 5 गितम्गर, 1960, जिस का मे वह 28 फरवरी, 1978 
को शासन बिना गया है में भाग ( ख ) के अधीन विनियमिन होगा । 
इन प्रादेणा में किया गमिति , भायोग प्रावि में नियुक्त सपद मदस्य का 
केवल 51 50 प्रति दिन वैनिा भत्ता लेने के लिए अनुज्ञान किया गया 
है, जैगा पि उपर उल्लेख निपा गया है । 
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17. संसद (निरर्हता निवारण ) अधिनियम , 1959 ( 1950 फा प्रायोग के सदस्य के रूप में अपनी नियुक्ति के कारण संविधान के अनुच्छेद 
10) की धारा 3 ( ज ) में कहा गया है कि यदि लोधा महत्व के किमी 102 ( 1 ) ( क ) के अधीन निरहिरा नहीं हुए हैं । 
मामले के बारे में मरकार या किर्गी अन्य प्राधिकारी को मलाह देने के 

19. में संविधान के अनुच्छेद 102 ( 2 ) के अधीन राष्ट्रपति को 
प्रयोजन के लिए या ऐसे किसी मामले की आप करने या उसके बारे 

उक्त आशय की अपनी राय देता है । 
में प्राफर संगृहांत करने के प्रयोजन के लिए स्थायी रूप में बनाई गई 
हो ( जो एक या अधिक सदस्यों से मिलकर बनी ) ममिति के अध्यक्ष या 
सवस्य का पद फार धारक प्रतिकरामक ससे मे मिन फिस पारिश्रमिक 

आर०के० सिवेधी , 
का हकवार नहीं है तो ऐसा धारक संगद सदस्य बने जाने या संसद 

भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्न 
मदस्य बने रहने लिए निरहित नहीं है । उस अधिनियम की धारा 2 नई दिल्ली , 
मे ( 1 ) " प्रतिकर त्मक भत्ता ", ( 2 ) " कानूनी निकाय " और ( 3 ) 1 अक्तूबर, 1982 
" अकानून। निकाय की परिभाषाएं भी प्रस्तुत मामले के प्रयोजन के 

[ एफ० 7 ( 27)/ 82 -वि• II ] 
लिग सुसंगत है । परिभाषा के प्रधान , प्रतिकरात्मक भता मे धन की 

१० के० सूर्य पेरिफास्त्री, सचिव 
कद राशि अभिप्रेत है जो किसी पद के धारक को उस पद के कृत्या के 
पासन में उसके द्वारा उपगन फिसो ध्यय की प्रतिपूर्ति करने के लिए, उसे 

MINISTRY OF LAW , JUSTICE & COMPANY AFFAIRS 
समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए दैनिक भत्ते ( जो भत्ता उस दैनिक भत्ते 

(Legislative Department) 
की रकम से अधिक न होना जिसके लिए कोई संसद सदस्य सेलरीश एण्ड 

NOTIFICATION 
अलावेसेज आफ मैम्बरी माफ पालियामेंट ऐक्ट, 1954 के अधीन हकदार 

New Delhi ,the 29th November , 1982 
है ) , फिसी प्रवर्ण भत्ते , गृह भाटक भत्ते या यात्रा भत्ते के रूप में संदेय 
* संसद सदस्य येसन और भत्ता अधिनियम , 1954 की धारा 3 संसद 

S. O . 836( E): - - The following Order made by the President 

is published for general infurrnation : -- 
सवस्य को दैनिक भत्ते के रूप में - 51 /- रु० का संवाय अनुशान करती 

ORDER 
है । यदि श्री सबस्टियान उन दिनों के लिए जब यह पल्प संखयक प्रायोग 

Whereas a question has arlsen before the President as a 
के सदस्य के रूप में कार्य करते हैं , केवल 51/ - रु . दैनिक भले के हकदार 

Jesult of the petition presented to the President on 23rd 
हैं और किसी अन्य पारिश्रमिक के हकदार नहीं है तो उनका मामला February , - 1982 by Shri N . Safaya , Advocate Delhi High 

Court to whether Shri S. A . Doral Sebastian, a sitting 
समद (निरहंता निवारण ) अधिनियग , 1959 के ऊपर उल्लिखिन छूट 

member of the House of the people has become subito 
खरा अन्तर्गत पाएगा । जैमा कि पहले को बना दिया गया है कि श्री the disqualification antioned in article 1021 

m m 
सेबस्टियन ने शपथ पत्र पर किए गए अपने लिखित कथन में स्पष्ट स्प 

Constitution by virtue oi bis derog a member of the Minori 

ties Commission ; 
से यह कहा है कि वे केवल 51/- रु . प्रति किन की पर से दैनिक भत्ता 
के हावार हैं और अब तक उन्हें किसी बेतन या यात्रा भत्ते का मंदाय 

And whereas the President of India has sought the opinion , 

of the Election Commission under article 103 ( 2 ) of the 
नहीं दिया गया है । उन्होंने यह भी कहा है कि जिन दिनों में उन्होंने 

Constitution , with reference to the said question ; 
पल्प संख्य प्रायोग से 51/ - 70 प्रति दिन दैनिक भत्ता लिया है उन 

And whereas the Elcction Commission has given its opi 
दिनों उन्होंने संसद रो काई दैनिक भता नहीं लिया है । हम कथन के nion ( vido Annexure ) that the said Shri S, A . Dorai Sebas 
ममर्थन में उन्होंने अल्प संख्यक प्रायोग का इरा प्राशय का प्रमाणपत्र 

tian has not become subject to the disqualification for being 

a Member of the House of the People under article 102 ( 1 ) 
फाइल किया है कि वे अपने कर्तव्यों के संबंध में प्रतिकरात्मक भसे से ( a ) of the Constitution by reason of his appointment as 
भिन्न किसी पारिश्रमिक के हरुधार नहीं है और कि उन्होंने कोई पारि 

Member of the Minorities Commission on the terms and 

conditions applicable to him , as the provisions of section 
श्रमिक नहीं लिया है । इस कथन के मुकाबले अभिलेख में यह गित 3 ( h ) of the Parliament ( Prevention of Disqualification ) Act, 
करने वाली कोई बात नहीं है कि इस मदस्य को किसी पारिश्रमिक का 

1959 are applicable to him; 
संदाय किया गया है जिससे उसका मामला संसद ( निरर्हता निवारण ) Now , therefore , I, Zail Singh , President of India , in exer 

cise of the powers conferred on me under article 103 of the 
अधिनियम , 1959 के छूट खंड की परिधि से बाहर हो जाए । वास्तव में 

Constitution , do hereby decide, in accordanco with the opi 
लिखित कथन के प्रति के साथ उन सब कागज पतों की प्रसियो अर्जीदार nion of the Election Commission , that the said Shri S . A . 

Dorai Sebastian has not become subject to the disqualifica 
को भेजी गई थी जिनका निर्वाचित सदस्य ने प्रवलप लिया था । मर्जी 

tion mentioned in article 102 ( 1 ) ( a ) of the Constitution for 
पार ने अपनी मर्जी में किए गए विभिन्न अभिकथनों और निवेदनों के being a member of the House of the People . 
समर्थन में कोई समर्थनकारी दस्तावेज या शपथपत्र भी फाइल नहीं किए । Rashtrapati Bhavan , 
इसके विपरीत , मामला वापस लेने के प्रावेदन में उसने यह स्वीकार किया 

New Delhi 
है कि उसके द्वारा अपनी प्री में उल्लिखित प्राधार तथ्यों के गलत 

ZAIL SINGH, 
मुल्यांकन पर प्राधारित थे और प्रीदार को इस तथ्य को जानकारी 

the 24th November, 1982 

President of India 
नहीं थी कि निर्वाचित सदस्य संमद (निरर्हता निवारण ) अधिनियम , 
1959 में परिभाषित अपने दैनिक भसे से भिन्न काई पारिश्रमिक नही ले 

ANNEXURE 
रहा है । 

Reference Caso No. 3 of 1982 ( Reference from the 

President under article 103 ( 2 ) of the Constitution ) 
18. उपर्युक्त परिस्थितियों मे , पायोग का मत है कि श्री धौराई In re : - Alleged disqualification of Shri S , A . Dorai Sobay 
भस्टियन , अपने को लागू होने वाले निबंधनों और शती पर अल्प 

tian a sitting member of the House of the People . 
संख्यक भायोग के सदस्य का पद धारण करने के कारण लोक ममा के 

OPINION 
सवस्य के रूप में बने रहने के लिए निरहित नहीं हुए है क्योंकि संसद 

This reference under article 103 of the Constitution seeks 
( निरर्हता निवारण ) अधिनियम , 1959 की धारा 3 ( अ ) के उपबन्ध the opinion of the Commission on the question raised before 

the President as to whether Shri S . 
उनको लाग होते है । इस विवाधक का निष्कर्ष नकारात्मक है । इसलिए 

A. Dorai Sebastiana 

gitting momber of the Lok Sabha, has become subject to the 
मेरी यह राय है और तपनुमार में यह अभिनिर्धारित करता हूं कि श्री disqualification mentioned in article 102 ( 1 ) ( a ) of the Con 
दीगई सबस्टियन ऊपर उल्लिखित निबंधनों और शो पर अल्प संख्यक 

stitution by virtue of his being a member of the Minorities 
Commission , 
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partits and accurings fixeu yin of August, 1982 for near 
ing. 153 püluunor was also given a copy on the written 
staleniani OL i Sevastian with all enclosures vereto cauling 
upon hinto ile alls rojululder siatenent duy supported by 
and ici Qui JUCUNcuius adu a L Opuidy SWOT affiuurit. Again 
táis durucuohi wa nui coupon with oy ine polituner. 


8 . At the hearing on the Sta Iugusi, 1982 , the petitioner 
was represented by Shii P . N . Dudà , Advocate . On that day 
inc Lonju 100 trawed we lodowing two issues in the 
platici : 


( 1 ) Whethur sectiou 3 ( i ) of the Pariiament ( Prevention 

bf Disqualincacion ) Act, 1959 is uitra vires ci the 

Constitution ; and 
(2 ) Whether Shui Sebastian has incurred any disqualifi 

cation by noluing an office or proiit by virtue of his 
acceplug the post of a Monber of the Mizorities 
Coinusios . 


9 . At the close of be hearing , Snri Duda submitted that 
having regard to the various iactors hc would consider the 
withdi awal of the petion if the Commission granted per 
Lission in that regard . He was asked to me a formal appli 
Cution for consideration of the Commissivn . 


w 


10 . A petition dated the 13th August, 1982 signed by the 
peutioner, Shri N . Saraya , and by his advocate , Shri P . N 
Duda was seni to the Comunission in when it was stated that 
the original petition was filed mainly on the assumption tha ! 
Shii Sebastients company mga salary at par with the uther 
meriders of the Commission and it was based on the stand 
that the appointment wa; not protected by section 3 ( h ) of 
the Parliament ( Preven 10 : 1 of Disqualification ) Act 1959 . 
In that application , it was further mentioned that since the writ 
ten statement filed by Ilie elecied inember revealed that he was 
not draz ing any remuneration other than daily allowance as 
defned under the Act and that his tonure as a member of 
the Commission was protected from challenge under section 
3 / i ) o " that Act , the petitioner would not pursue the matter , 
but withjraw the same as ih : ground mentioned by himn were 
based on misappreciation of facts . 


2. Tuy quvaliou Delors the President alose as a result of 
the petiou picbeulud to ih . President on 23. d February , 
1982 by Suri N . Saaya, Advocate , Deihi High Court . 

3 . The main contentio .is raised in the petition before the 
Pseid ut aic brietis as undor : 

Shui S . A . Dola bastian , a candidate set up by Indian 
National Congicos ( 1 ) , and elecred to Lok Subia trum 
hru lo cului y was .jilency in 1960 , was appcinted as 
mcuk of the majlitics Commission tor a period 0 . On 
yeau wilise h : was holdiniy ilıc membershir of the Lol wabia . 
He has útranseu wit ? The Love, 

went that he will forego 
nis Saury is a Michilver of the Lok Sabha which is Ks. 1,000 

it stad ot ta accant the salary of a Niember of the 
COLLISSIO ", woich is Rs. 3 ,000 per month . Shri Sebastian 
Lavius joined a stipendiary post and recuiving a bulary in 
respost of t . post has becoms a huwer oi aa ofic : OI 
profit which attract the provisions of article 107 of the 
Constirution . The Chairman and Meinbers of the Minori 
tic Commission are united to draw theis salari . 

s d 
perquisites and do in iact draw them . 

The Parliament ( Prevention of Disquulification ) Act, 1959 , 
does not provide any immuuity to the members of the 
Mlinoritv Commission as the Minoriges Commission is not a 
tnporary hody bui e standing body 29 , it is no : 2 Com 

1. bar a Comnis isn fakin outsic e the scope vi section 
3 ( h ) of that Act. 

yte roti.ioner has also levelled certain allegations 
agai ist the personal character and conduct of the suid mem 
bor of the Lok Sabha , his politi ai affiliation , etc . Ther, are 
implied allegations against the Prime Minister to whose 
party De ciezted mcaiber felongs . These allegations are 
Gunits irrelevant for the determinaugn of the question under 
arcile * 103 of the Constitution . They are . to say the least 
y had + iste . The petitioner, being a lawyer, is expected to 
muintin Sertain airourt of docency and decorn in agitat 
in a mattr CI TOLI 1, 5 . : hould have refrain 
c . : 67 Tas mazing 

; the rersonal conduct 
and characts of an elected represeníative. The fact that 
latt . the petitioner filed an application before the Election 
Corvient for the with rawal of the case would reem to 
suprot that the allegation , in his petition wer rade in a 
Holthcrted mannor ard without any great sense of 
s trihiliiy . 

5 . The Commision issuert notices calling upon the peti 
tioner to file a duly sworn affidavit in support of the 
wigations mace in his peticion . But the peti.ionor did not 
respond to those notices and did not file any affidavit . 

6 . In the written statement filed by Shri Dorai, Sebastian , 
the aliegations in ihe petition have been refuted . The sub 
missions made by Shi Sebastian ais as follows : 

He assumed office as member in the Minorities Commis 
sion witb etlect from 24th November , 1981. The Minorities 
Commission is a non -statutory body entrusted with functions 
lihe fact finding and to advise State or Central Governments. 
The Commission has absolutely no executive or monetary 
powers . The Cominission now consists of a Chairman and 
four members . The orders of the Ministry of Home Affairs 
appointing him as member of the Minorities Commission do , 
not provide for any erroluments as alleged in the petition . 
On the other hand , the terms of appointment as contained 
in the order dated 8th January , 1982 clearly sav that he is 
entitled only to the payment of TA and DA and not any 
salary . He is neither to draw any salary nor has he actually 
drawn any salary . A certificate to this effect issued by the 
Acministrative Officer of the Minorities Commission has 
also been appended to the written statement. He has drawn 
only compensatory allowance in the name of daily allowance 
at the same rate of Rs. 51 /- per day as would be admissible 
to a Member of Parliament and that too only for such days 
as he had to work in the Minorities Commission . For all 
those days , he has not drawn any daily allowance as an M . 
p The order of the Government clearly stipulates that he 
is entitled to only compensatory allowance . Therefofe , he 
is ertitled to the immunity provided under the Parliament 
( Prevention of " * " - 1 t, 1959 . Under the standing 
orders of the . . . . 

( Department of Expendi 
tuin ) O . M . NO . F . 0120 - 

ci/ 59 dated 5th September , 
1960 . he is entitled only to the grant of travelling allowance 
and daily allowance . 

7 . Though the petitioner did not file ,any affidavit in sun 
somt met the allegations, the Commission decided to hear the 

: 21GI/ - 2 


11 . A notice was sent to both the parties for the hearing . 
on the 14th September , 1982 . In that notice , the Commis 
sion indicatcd that the application for withdrawal would be 
taken up by the Commision and that in case the Commis 
sion decided to bear le parties on the merits of the case , 
they should be prepared to make their submissions in that 
regard . Accordingly , a hearing was held on the 14th Sep 
tember , 1982. Neither the petitioner nor his advocato Shri 
P . N . Duda were present. It was unfortunate that the Com 
mission did not get the assistance ot the petitioner in regard 
to the determination of the two issues framed in the matter. 


12 . Shri M . C . Bhandari, Senior Advocats , Supreme Court, 
appearing on behalf of Shri Sebastian , urged that Shri Sebas 
tian was not disqualified as a member of the Lok Sabha as 
his case was covered under section 3 ( h ) of the Parliament 
( Prevention of Disqualification ) Act, 1959 . According to him , 
the Minorities Commission has been set up for the purpose 
of advising the Government in respect of matters of public 
importanca and for the purpose of making an enquiry into 
such matters . According to the definition , the Minorities 
Commission is a Commission under section 2 (b ) and ( c ) of 
that Act. If the holder of an office is not entitled to any 
remuneration other than ccirpeusatory allowance within the 
meaning of that Act, the office would not disqualify the 
bolder as envisaged in section 3 of that Act. The Ministry 
of Finance Memorandum No F . 6 ( 26 ) - E . IV / 59. dated 5th 
September , 1960 regulates the payment of travelling allow . 
ance and daily allowance to Members of Parliament when 
appointed to Committees, Commissions, Boards of enquiry , 
etc . set in by the Government of India . Relying upon these 
factors , Shri M . C . Bhandari urged that Shri Sebastian was 
immune from any disqualification for being a member of the 
Ink Sahha as envisaged in the Parliament (Prevention of 
Diqqunlification ) Act , 1959 even though he is holding the 
office of a member of the Minorities Commission . 


13 . Before examining the case on merits , the issue when 
ther a petitioner who has filed petition before the Presi 
dent raising a question of disqualification of a member inder 
article 103 can withdraw the petition before the Commission 
is to be determined . 
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sion etc , the drawal of only the daily allowance of Rs. 51 / 
por duy as referred to above . 


14 . The petition has been filed before the Pisident and 
tho Prasident has referred the matter to the Commission, 
The matter faiscd is one of the public importance. The 
whole object of democratic elections is to consutute legisla 
uve chambers by members who are enlitled to that status 
and it any member toitets that status by reason of subsc 
quent disqualification , it is in the interest of the constituency 
which such a member reprosents that the matter should be 
brought to the notice of the President and decided by him 
in accordance of the piuvisions of article : 03 of the Con 
stitution . No person who lias incurred any of the disquuli 
fications specified by article 102 ( 1 ) should be allowed to 
continue to be a member of th legislative body. Having 
regard to these principles enunciated by the Supreme Court 
in Brindaban Naik v . Election Commission of India ( AIR 
1965-SC - 1896 , the Commission has no hesitation in coming 
to the conclusion that once a petition has been filed before 
the President and the President has referred the matter to 
the Commission , it is obligatory on the part of the Commis 
sion to cnquire into the matter and tender its opinion ines 
poctivo of whether the person who presented the petition 
assists the Commission or not. The Commission will there 
fore , have to go into thu question on the recorda available 
and tendor its opinion . The question of withdrawal of the 
petition before the Commission does not therefore ario 


15 . The first issue that is , whether section 3 ( i) of the 
Parliament (Prevention of Diugualification ) Act, 1959 is ulira 
vires the Constitution or not, has been framed at the instance 
of Shr: P . N . Duda, Advocate for the petitioner . In view 
of the absence of Shri Duda, at the hearing on the 141 
Soptember , 1982, the Commission, did noo have the benefit 
of the contentions of Shri Duda in support of his plea that 
section 3 (i ) was ultra vires. In any cvent, the Commissio , 
cannot so into the question of vircs of the provisions of 
any Parliamnentary law in the present proceedings. The 
Commission is required to apply the law is it stands and 
only examine whother d particular provision of law is appli 
cable to a given caso under article 103 of the Constitution 
or not. The Parliament ( Prevention of Disqualification ) 
Act , 1959 has been on the Statute Book for more than two 
decades now . It has been applied to a number of cases 
both by the highest courts ie. the Supreme Court and the 
High Courts and also by The Commission . It is not there 
fore open to any litigent before the Commission to challenge 
its vires . Accordingly , it must be held that the Comission 
should proceed on the basis of the provisions of the Parlia 
ment (Prevention of Disqualification ) Act, 1959 being Intra 
vires the Constitution . The issac is found accordingly . 


17 . Section 3 ( b ) of the Parliament (Prevention of Disquali 
fication ) Act, 1959 atates that if the holder ot an office of 
Chalan urbcmuci UL A Loittee (whether cooystjog 
of one or more members ) set up temporarily for the purpose 
of advising the Government or any other authority in its 
pect vi any watter or public impo , tance or for the purpose 
of making an çoquiry into , or collectiog statistics in respect 
of any such matter is not entitled to any remuneration other 
than coinpensatory allowance , then such holder is pot dis 
qualified for being chosen as, Or for being a Member of 
Parlament. Section 2 of that Act contains the definitions 
of ( 1 ) " Compensatory Allowance" , ( 2 ) " Statutory Body " , 
( 3 ) " Non -Statutory Body which are relevant for the pur 
pose of the present case . Under ihe definition , Compensa 
tory allowance would mean any sum of money payablo to 
tho holder of an office by way of daily allowance (such 
allowance not exceeding the amount of daily allowance to 
which a member of Parliament ly cntitled under the Solaries 
and Allowances of Members of Parliament Act, 1954 ( 30 of 
1954 ) , conveyance allowanco, house rent allowance or tra 
velling allowance for the purpose of enabling him to recoup 
any cxpenditure incuired by him in performing the functions 
of that office , The Salaries and Allowances of Parliament 
Act, 1954 allows the payment of Rs. 51 / - as daily allowance 
to a Member of Parliament vide section 3 of that Act. If 
Shri Sebastian is entitled only to Rs. 51 / - as daily allowaoco 
for tho days bo is attending the duty as a Meniber of the 
Minorities Commission , and not entitled to any other re 
neration , his case would be covered under the above men 
tioned exemption clause vf the Parliament (Prevention of 
Disqualification ) Act, 1959. As already stated in his written 
statement on oath , Shri Sebastian bas categorically stated 
that he is entitled only to tho daily allowance at the rate of 
Rs. sik per day and has not been paid any salary aptra 
velling allowance so far . He has also stated that on the 
days he has drawi the daily allowance i ks, 51 / - per day 
from the Minorities Commission he has not drawn any daily 
allowance from the Parliament. In support of this state 
ment, ho has filed a certificate from the Minoriting Commis 
sion to the effect that lie is not entitled to any remunerat 
tion from the Commision other than compensatory allow 
ance in conncction with his duties and that he has not draun 
any remineration . As against this stuloment, there is nothing 
on the record to show that the Member has been paid any 
remuneration which would take his case outside the obit 
of the exemption clause in the Parliament ( Prevention of 
Disqualification Act, 1959 . In fact, along with the copy of 
the written statement, the copies of all the popere on 
which the elected member relicd were forwarded to the 
petitioner. The petitioner did not over file any supporting 
document or affidavit in support of the various allegations 
and submissions made ir his petition . On the other hand , 
in hiç withdrawal application , he has admitted that the 
grounds mentioned by nim in his petition were based on 
misappreciation of facts and the petitioner wag unaware of 
the fact that the clected among is not drawing any re 
muneration other than his daily allowance as defined in the 
Parliament (Prevention of Disonaliſicntion ) Act, 1959 . 

18 . In the above circumstances, the Commission is of the 
view that by holding the office of Member of Minorities 
Commission on the terms and conditions applicable to him , 
Shri Doraf Sebastian is not disqualificd for being a member 
of Lok Sabha an the provision of section 3 ( h ) of the Parliz 
ment (Prevention of Disqualification ) Act, 1959 are appli 
cable to him . The issue is found in the negative . Therefore , 
I am of the opinion and accordingly fold that Shri Dorii 
Sehastian has not attracted the nisoualſfication under Article 
102 ( 1 ) ( a ) ot the Constitution hy reason of his appointment 
as Member of the Minorities Commission on the terms and 
conditions mentioned abuve . 

19 I hereby tender my opinion to the above effect to the 
President under article 103 ( 2 ) of the Constitution . 
New Dolhi, 

Sd / 
October 1, 1982. 
RK TRIVEDI,Chief Election Commissioner 

of India 
F . 7 ( 27 ) /82- Leg . III 
R . V , S . PERI SASTRI, Secy. 


16 . The only question that is left for determination is 
whether by holding the office of a n cuber of the Minorities 
Commission , Shri Sebastian is holding an office of profit 
under the Government of India and hos therefore become 
subject to the disqualification under article 102( 1 ) (a ) of 
the Constitution , Shri Sebastian hag categorically statert in 
his written statement that he is not drawing any Salary or 
remuneration as member of the Minorities Commission . There 
is nothing in the records produced in the case to show that 
he ja entitled to any remuneration other than the payment 
of travelling and daily allowance , at the same rate of Rs. 
51 / - per day which a member of Parliament is entitled to , 
under the standing instructions of the Government The 
Ministry of Finance Office Memorardum which lays down 
dotailed instructions for the payment of travelling and daily 
allowance to # Member of Parliamentarnointed to a 
Committee Commission , etc . was issued in 1960 . These order 
in the form of supplementary rule to Fundamental Rules, 
are being issued from time to time in exercice of the nowers 
conferred by the prov150 to article 309 of the Constitution . 
These are general orders appliconic to all members of 
Parliament regulating the pavment of travelling allowance 
daily allowance and other allowance to them when ap 
pointed to Committees Commissions , etc . Thm terma 
of annointment of Shri Dorel Schastian as a Member of 
the Minorities Commission as contained in the Ministry of 
Home Aſajrs order dated 8th January 1982 specifically lay 
down that the pavment of travelling allowance . daily allow 
ance and other allowancaq to Shri Dorai Sebastian , Member 
of Parliament, in connection with his duties as a memher of 
the Minorities Commivelon would be regulated under part 
( R ) of the Ministry of Finance (Department of Expenditure ) 
OM No . P . 6726 ) - P TV / 59 dated 5th September . 1960 , 229 
Imdated on 28th Fehmarv. 1978 . These ardere permit i 
Member of Parliament anpointed to a Committee , Commig 
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